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अतारांविकत प्रश्न संख्या 710
विदनांक 29.11.2024 को उत्तर विदए जाने के लिलए

सीमा-पार तस्करी
710. श्री कृष्ण प्रसाद टेने्नटीः
            श्री पुट्टा महेश कुमारः

 क्या वि
देश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे विकः

(क) वि
गत पांच 
र्षों< के दौरान आन्ध्र प्रदेश सविहत देश भर से वि
शेर्षोंकर बापतला संसदीय विन
ाAचन के्षत्र में
सीमा-पार मान
 तस्करी के शिशकार लोगों की कुल संख्या विकतनी ह;ै

(ख) वि
गत पांच 
र्षों< में आंध्र प्रदेश वि
शेर्षोंकर बापटला संसदीय विन
ाAचन के्षत्र सविहत देश भर में सीमा-पार
मान
 तस्करी में संलिलप्त होने के आरोप में विगरफ्तार विकए गए और दोर्षोंी ठहराए गए व्यविMयों की 
र्षोंA-
ार कुल
संख्या विकतनी है;

(ग) वि
गत पाचं 
र्षों< के दौरान सीमा-पार मान
 तस्करी में संलिलप्त होने के कारण अन्य देशों से भारत और
वि
परिरततः प्रत्यर्पिपत विकये गये वि
देशी और भारतीय व्यविMयों की सूची और उनकी 
तAमान स्थिस्Sतित का ब्यौरा
क्या  ह;ै

(घ) उन भगोड़ों की सूची का ब्यौरा क्या है जिजनके वि
रुद्घ सीमा-पार तस्करी में संलिलप्तता के लिलए रडे कॉनAर
नोविटस लंविबत  हैं; और

(ड.)  क्या  सरकार  ने  सीमा-पार  मान
 तस्करी  के  मुदे्द  के  संबंध  में  जागरूकता  बढ़ाने  के  लिलए कोई
कायAकलाप विकए हैं और यविद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह?ै

उत्तर
वि
देश राज्य मंत्री

[ श्री कीर्तित 
धAन सिंसह]

(क) से (ङ) वि
देश मंत्रालय अन्य देशों में मान
 तस्करी के मामलों के पंजीकरण से संबंतिधत आंकडे़ नहीं
रखता हैं। जब भी अ
ैध प्र
ासन/मान
 तस्करी की शिशकायतें प्राप्त होती हैं,  उन्हें भारतीय न्याय संविहता
(बीएनएस) के संगत कानूनी प्रा
धानों के तहत जांच और अशिभयोजन के लिलए राज्य सरकार को भेजा जाता
ह।ै
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सभी देश सभी भारतीय विन
ाAजिसतों के वि

रण साझा नहीं करते हैं; अत:, वि
देश मंत्रालय के पास अन्य देशों
से विन
ाAजिसत भारतीयों की सही संख्या उपलब्ध नहीं ह।ै इसके अला
ा, सीमा पार मान
 तस्करी में संलिलप्त
होने के कारण भारत से विन
ाAजिसत वि
देशिशयों से संबंतिधत में आंकडे़ तSा सीमा पार तस्करी में संलिलप्तता के
कारण भगोड़ों के वि
रुद्ध लंविबत रडे कॉनAर नोविटसों से संबंतिधत आंकडे़ भी मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

सरकार वि
देश में भारतीय नागरिरकों की सुरक्षा,  संरक्षा और कल्याण को स
sच्च प्राSविमकता देती है तSा
भारत से के
ल 
ैध प्र
ासन को प्रोत्साविहत करती ह।ै मंत्रालय वि
शिभन्न विहतधारकों को सुरतिक्षत और 
ैध
प्र
ासन के लाभों तSा फजv या अपंजीकृत भतv  एजेंजिसयों के  माध्यम से अ
ैध प्र
ासन को रोकने के
संभावि
त तरीकों के बारे में जागरूक करने के लिलए विनयविमत रूप से आउटरीच कायAक्रम आयोजिजत करता ह।ै
अ
ैध एजेंटों के बारे में जानकारी भी ई-माइग्रेट पोटAल पर विनयविमत आधार पर अपलोड और अद्यतन की
जाती ह।ै

मंत्रालय समय-समय पर फजv नौकरी रकेैट के बार ेमें परामशv, मीतिडया ब्रीफिंफग और ट्वीट भी जारी करता ह।ै
इस प्रकार की सूचनाएं वि
देश स्थिस्Sत संबंतिधत भारतीय विमशनों/केन्द्रों द्वारा अपनी 
ेबसाइटों, सोशल मीतिडया
हैंडलों तSा फिंप्रट मीतिडया के माध्यम से भी जारी की जाती हैं।

जब भी अ
ैध प्र
ासन/मान
 तस्करी के मामले सामने आते हैं,  तो संबंतिधत भारतीय विमशनों/कें द्रों तSा
भारत में स्थिस्Sत उत्प्र
ासी संरक्षण कायाAलयों द्वारा त्
रिरत कारA
ाई की जाती ह।ै भारत सरकार ने समय-
समय पर मेजबान सरकार के साS राजनीतितक स्तर पर इस मुदे्द को उठाया ह।ै ई-माइग्रेट पोटAल पर 3,094
अपंजीकृत एजेंटों की सूची  (अक्टूबर  2024 तक) अतिधसतूिचत की गई ह।ै यह जानकारी पीविड़त व्यविMयों
द्वारा दजA की गई शिशकायतों के आधार पर विनयविमत रूप से अद्यतितत की जाती ह।ै इन शिशकायतों को संबंतिधत
राज्य पुलिलस प्रातिधकारिरयों को भी भेजा जाता है,  ताविक मौजूदा कानूनी प्रा
धानों के अनुसार अ
ैध/फजv
एजेंटों के लिखलाफ उतिचत कारA
ाई की जा सके।

जब भी ऐसे मामले मंत्रालय के संज्ञान में आते हैं,  तो मंत्रालय वि
देशों में स्थिस्Sत भारतीय विमशनों/कें द्रों के
माध्यम से वि
देशों में फंसे भारतीय नागरिरकों को बचाने के लिलए सविक्रय कदम उठाता ह।ै
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